
Regarding need to fill up vacant government posts under Union and Uttar 
Pradesh Governments ? laid

 

    श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज):     भारत में अनुसूचि�त जातित (एससी)    और अनुसूचि�त जनजातित (एसटी) 
ओ.बी.                     सी एवं आर्थि� क रूप से कमज़ोर वग' के बी� बेरोजगारी का मुद्दा एक गहरी चि� ता का तिवषय है और इस

           पर हमें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। एससी और एसटी (एसटी) ओ.बी.      सी एवं आर्थि� क रूप से कमज़ोर
                   वग' के समुदायों के बी� बेरोजगारी की लगातार उच्च दरें एक समावेशी तिवकास के चिलए एक बड़ी �ुनौती प्रस्तुत

              करती हैं जिजसे हम अब हल करना �ाहते हैं।अगर हम पूव' में देखें तो उत्तर-   प्रदेश में 2007-2012   के दौरान
                  तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने लाखों रिरक्त सरकारी पदों पर तिनयुक्तिक्तयों का आयोजन तिकया �ा तातिक सभी को एक

         न्यायपूर्ण' एवं सम्मातिनत जीवन जीने का मौका मिमल सके। इसचिलए,          मेरा सरकार से यह प्रश्न है तिक कें द्र सरकार
 और उत्तर-        प्रदेश सरकार में एससी एसटी ओबीसी एवं EWS   के चिलये 2022 -2023     तक तिकतने स्थायी रोज़गार
 मिमले हैं,    तिकतने पद रिरक्त हैं,           और अब तक तिकतने रोज़गार के चिलये तिवज्ञापन तिनकाले गए हैं,    और सरकार इसमें
                  क्यों देरी कर रही है क्योंतिक अन्य राज्यों में सरकारी रिरक्त पदों को तत्परता से भरा जा रहा है,  तिकन्तु उत्तर-  प्रदेश

      में ऐसा दिदखाई नहीं दे रहा हैl               अतः मेरी जानकारी में कें द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के तिवभिभन्न तिवभागों में
   करोडो पद रिरक्त हैं,  जिजन्हें तिवशेष-           अभिभयान �लाकर नौजवानों को स्थायी रोजगार प्रदान करने का कष्ट करेl   

 


